जिस्ट्री सं . म . एल .- 33001/ 09 


REGISTERED NO . DL -33001/ 99 


7854 A / - , MAR. .. ! . . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Indian 


Pr 
. 
. Me 


प्राधिकार से प्रकाशित . 
UB115MEO BY AUTHORITI 


, 


. 


.. . - : 


. - 


- . . - 


. . - : 


- - . 


- 


: - . . . . 


- 


- . 


- - - 


- - - - - - 


- - - - 


-- - 


- - 


- - - - 


- -- 


-- -- - - - - - 


- - -- - - - - - . . . 


. 2 1 ] 


... 


नई दिल्ली , शनिबार जनवरी 2 , 1919 ( पौष | 12. 1926 ) 
) 4 HU RAI IRDAY , JANUARY 2 , 


No . 11 


N : 


. . 


. + HT 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-i 


n dia 


Pom / NMA 

- 


LA1 - - 
K + m - . 


E 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separto compilation ) 


- - 

W 


- 


- hima - 
- - - 


in- un m 
. . . . 


. 


- 


- 


- 


- 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


[ [ - - 1173 . - 31T( i )-- - भारत सरकार के मंत्रालयों 

(निस रा मंत्रालय भी णामिन है ) और 
केन्द्रीप पाधि हरगों ( संघ शापित क्षेत्रों के 
प्रगानों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए 
नाrt frधिक नियमों और माविधिक 
पारेगों (जिसमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां 
भी गामिन ! ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के 
खाई ३ पाखा । पहाशि होते हैं ) 


भाग 1 - - 03 1--- ( रशा मंबाप को छोड़कर ) भारत सरकार के 

पवान और उच्चतम न्याया नयों द्वारा जारी 
को Tई विधिार निगमों, मिनियमों, प्रादेशों 

" तपा मकल्पों से संबंधित अधिसूचमाएं . 
भाग [-- - 2 -- ( रआ पंचानप को छोड़कर) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियक्तियों , पदोन्ननियों , छुट्टियों मानि के 

मंबंध में प्रधि पूचनाएं . . . 
rTI-- - ? 3 -.. मा वानर द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और अमांविधिक प्रादेशों के नबंध में अधि . 

मनाएं . . . , 
HIT - - 1 - .रता मंत्राना वारा नारी की गई सरकारी 

या तासियों, पदोन्नतियों , 

हेपा पर siaमें अधिसूचनाएं . 
भाग II -- खण्ड 1 --- अधिनियम, अध्यादेश और विनियम 
माग [[.. - प्र 15 - धिनिषों, अध्यादेशों और विनियमों का 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाट . , 
भाग II - - 2 - -विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

के . दिल तथा रिपोर्ट . 
भाग II -- - --- उप - पड (i ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रभा मंत्रालय को छोड़कर ) और मेमोय 
प्राधिकरणों ( मंव पासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
माविधिक नियम (जिसमें मामान्य स्वरूप 
के पारश और अविधियो आधि भी शामिल 


TITI[ - - - - सापंपद्वारा जारी किए गए माविधिक 

निप और आदेश . . . . 
भाग [ [ - - । -- बचाना नयों , नियंत्रक और महालेखा 

रोजा, पव तो नवा आयोग , रेल विभाग 
और भारत सरकार से संबन और अधीनस्थ 

कामा नयां द्वारा गारो हो गई अधिावा . 
भाग [ - - - - कार्यातप द्वारा जारी की गई पेटेन्टों 

ओरड इनों Tifyा अधिसूचनाएं 

ओर नोटिन , . . 
भाग [[ - - RS 3 -~- य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

सातारा मारी की गई अधिषाएं 
HIT -- -अर, ---विविध अधिनु मना किनमें ग़ाविधिक 

iवारा जारी की गई अधिाधनाएं , 

आवेश, विज्ञापन और नोटिम शामिल है । 
ना . . . कारी अक्तियों और गैर-सरकारी 

नियांपारा री किए गर विज्ञापन और 

नोटिस . . . . 
भाग 1 - - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मुख्य 


भाग II - - खण्ड 3 - -उप -खण (ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा पासप फो छार) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साविधिक 
प्रादेग और अधिसूचनाएं . . . 


। . - .. . - - . - 
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" माझेमत नहीं हुए । 
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PART 1- SECTION 1) 
(रामंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

नई विचितरं नियमी , विनियमों तथा अदिशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory pula tions, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of 

than the Ministry of Defence ) and 
by the 


. 


Hu . 


लोक सभा सचिवालय 

राष्ट्रपति के निम्नलिखित आवश सूचित करने का निदश हमा 
नई दिल्ली-110001 , दिनकि 17 दिसम्बर 1998 

राजभाषा विभाग की संदीकरण तथा रापभाषा नीति के कार्यान्वयन 
सं . 4 / 1 / सीईए/ 98. -- श्री माधवराव सिंधिया , संसद सदस्य , 

की मानीटरिंग 
लोक सभा को 16 दिसम्बर , 1998 से विदेशी मामलों संबंधी 
समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए विवशी मोमलों ___ संस्तुति सं . (1) गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का पुनर्गठन 
संमंधी संसदीय स्थोषी समिति ( 1998 - 99 ) का सदस्य मननीत करके उसे सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दते हए अधिक सुख और सक्षम 
किया गया है । 

बनाने के लिए अविलम्न कारवाई की आनी चाहिए । 

" राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्ग क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए 
ए . के . सिंह 

अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं 
___ उप सचिव 

होता है । " 

संस्तुति से : ( 2) राजभाषा विभाग में इस समिति की सिफा 
गृह मंत्रालय 

रिशों पर राष्ट्रपति के आदशी के अनुपालन की कारवाई पर निगः 
राजभाषा विभाग 

रानी रमन और इनको कार्यान्वयन करने के लिए एक प्रभाग की 

स्थापना सुरेन्त की ऑनी बाहिएँ । 
नई दिल्ली- 110003 , दिनांक 24 नवम्बर 1998 

" समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली 
संकल्प 

गई है । राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समत 

अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक सुरढ़ करने के प्रस्ताव 
सं . 1 / 20012/ 4 / 92 - रा . भा . (मी - 1) - राजभाषा अधि 
नियम , 1963 की धारा 4 ( 1) के अधीन संसदीय राजभाषा 

व्यय विभाग के साथ उठीए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित 
समिति गठित की गई थी । समिति देवारी विधीयन की भाषा 
तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रयोग की पाने 

संस्थति में . ( 3) अन्य मंत्रालयों/ विभागों और उनसे संबंधित 
वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वो खण्डे राष्ट्रपति जी को 

कार्यालयों , उपक्रमों , संस्थाओं आदि में भी राजभाषा नीति के 
स्तुत किया गया था । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 

अनपालमार्थ और इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के 
( 3) के अनुसार इस लोक सभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल 

आवशों को लागू करने के उद श्य से मानीटरिंग , कार्यान्वयन और 
पर रखा गया था । इराकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / 

अनुवाद संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित पदों का सजन और उन पर 
विभागों तथा राज्यां / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजा गया । 
इस संबंध में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न 

नियुक्ति संबंधी कार्रवाई अविलम्ब को आनी चाहिए । 
मंत्रालय /विभागों / मंस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्याय ____ " समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा 
लय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान विधिक । 

विभाग सभी मंत्रालयों /विभागों आदि से अपेक्षित कारवाई का 
व्यवस्थाओं तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति 

अनराध कर । " 
की कछ सिफारिशों को मूल रूप में , कछ को सिद्धान्त रूप में , 
कहको आंशिक रूप में स्वीकार करने को , के छ को स्वीकार्य पाया संस्तुति से . ( 4) ममिति के प्रतिवेवा के पार्थ खण्ड के परा 
मया इ तथा कछ को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । 41 . 21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जई तक राजभाषा विभाग 
विनुसार , अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम , 1963 को को सम्पूर्ण मंत्रालय को वर्षा नहीं दिया जाती तब तक महामहिम 
धारा 4 (4 ) के अधीन समिति के प्रतवन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किए गए आवशो 


कर । " 


. 


भारत का राजपन , जनवरी 2 , 1989 - (पौष . 12 , 1920 ) 

भिL - 1 
को अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करते " संस्तुति सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस 

. . पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "स. तथा गोत्र 

ज्य सरकारों को भेज दिया जाए । 
___ “ राष्ट्रपति वारा, समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशो - 
के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग कर । संस्तुतिम ( 9) संघ की राजभाषा हिन्दी है और महिला 
इसके लिए आधार क्रतामसार विभाग का सुखीकरण किया । भाषी राज्यों के समायी प्रास्पण मूल रूप से तल्म की राजभाषा 
जार . . ! - . . 

में या हिन्दी में हो हलिए संष सरकार को राज्य सरकार के 

अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी 
संस्तुति सं . (5) महामहिम राष्ट्रपति के आवशों की अब 

चाहिए या इस कार्य को करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों को 
हलना करः पाले हिन्दी में प्रवीणा अधिकारियों के विरुध कटार 

विप्तीग सहायता देनी चाहिए । 
कारयाई की जाए । 

जभाषा विभाग एस आवश आरी कर कि सभी मंत्रालय / ___ अहिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण का हिन्दी अनुवाद 
विभाग अपने धारि धिकारियों , विशेष कर उप सचिव एवं तैयार कर के लिए राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 
समबाक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी में । प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार कर तथा केन्द्र सरकार का 
कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्ररित एवं उत्साहित कर । " विधायी विभाग एमे प्रशिक्षण के लिए आधिक योगदान उपलब्ध 

कराने की परियोजना बनाए । " 
2 . विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारूपण की 

संस्तुति सं .. (10) भारत सरकार का विधायी विभाग अपने 
भाषा 

प्रारूपकारों के समुचित प्रणिक्षण की व्यवस्था कर साकि विधेयकों 
संस्तुति सं . (6 ) संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित 

आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में कर सकी । इसके लिए यह 
किए आने वाले विधयक या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम 

आवश्यक है कि विधि को हिन्दी में कार्य करने के लिए पृथक 
के अधीन जारी की जाने वाली धसकनामा , आदशों , नियम , 

विभाग बनाया जाए । योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने 
संकल्पो , विनियमों या उप -विधि का मूल प्रारूपण हिन्दी में 

के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय 
किया जाना चाहिए । संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित 

विधिक सेवा में एक पृथक होम के रूप में सम्मिलित किया 
हिन्दी पाठ माल पाठ हो और अंग्रेजी अननाद अधिप्रमाणित पाठ 

माए । 
के रूप में तब तक बनाया जाता रह जब तक कि उच्चतम न्यायालय 
में अरजी का प्रयोग होता रहता है । राजभाषा अधिनियम , 

... " यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है 
1963 की धारा 5 (2 ) में तमनुसार संशाधन किया जाना . 

कि भारत सरकार का विधायी विभाग , विधि विशेषज्ञों /प्रारूपकारों 
पाहिए । 

को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपर हिन्दी में करने के लिए 
यह सिफारिण सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । 

प्रशिक्षण की व्यवस्था कर । 
इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में विधायी 
विभाग विधि विशेषज्ञों / प्रारूपकारों को हिन्दी में विधिक सामग्री 3 . लोक सभा और राजभाषा सचिवालयों द्वारा संष की 
के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर । 

राजभाषा नीदि का अनुपालन 


संस्तुति सं . (7) हिन्दी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार 
विधयक आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । 
उनकी अनबाद अंग्रेजी में किया जाता रह । जब राज्य विधान 
मण्डलों में दोनों पाठ साथ- साथ पुरःस्थापित किए आएं तो हिन्दी 
पाठों को प्राधिकृत माना जाए । 
_ " यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । अत : 
इस पर आगामी विधार एवं कार्रवाई करने के लिए " क मंत्र 
में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया आये । " 


संस्कृति से . (11) लोकसभा और राज्य सभा के समिधालयों 
द्वारा अपने कर्मचारिगों की सेवा शसी आदि संबधित प्रशास 
निक मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केन्द्रीय सरकार 
के कार्यालयों की है । इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक 
कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पारी 
किए गए वाषिक कार्यक्रमों के समान अपने दनंदिन कार्य में 
हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए 
और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए 
अपना - संत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए । 


गंस्ताटि सं . ( 8 ) जहां तक हिन्दी भाषी राज्यों का संबंध हो 
वहां रियकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो 
और उनका अनुवाद हिन्वी सथा अंग्रेजी बानी में हो । राजभाषा 
अधिनियम ,..1963 की धारा - 6 में भी इस आशय का मामूली 
संशोमैन कर दिया आए. . . 


" समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । संसद की 
धान सभाओं के अध्यक्ष महोदयों से अनुरंध किया जाता है कि के . 
इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की की 
कर । " . 


भाग 1 ] .. भारत का राजपा , जनवरी 2 , 1998 (पीष 12 , 1820 ) 

5 : 
। 4 . उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कायालय में राज संस्तुति सं . (15) एक एसा संस्थान या संगठन स्थापित किया 
भाषा नीति का अनुपालन 

जाना चाहिए जो न्यायिक मधिकारिकी , पिताको और विधि 
. संस्कृति सं . ( 12) उच्चतम न्यायालय के महा- रजिस्ट्रार के 

शिक्षकों को विषि के क्षेत्र में अर्थात विभाषन , बायिक कार्य 
कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में संभ सरकार की राजभाषा 

और विधि शिक्षा के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण । 
नीति का अनुपालन करना चाहिए । यहाँ हिन्दी में कार्य करने के 

" इस संस्तुसि को सिद्धांत रूम में स्वीकार किया जाता । 
लिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन 

भारत सरकार के विधायी विभाग दवारा इस चिता में मावस्यक 
के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने 

पहल की जाए । " 
वारिप । 
" संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । इसके अनुरूप सर्वोच्च 

7 . उच्च न्यायालयों के निर्णयों/ कार्यवाहिया में भापानी का 

प्रयोग 
न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति 
परणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि , न्याय और कम्पनी संस्तुति सं . (16) उच्च न्यायालयों के निर्णय , गिनती 
कार्य मंत्रालय , सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से , एक व्यावहारिक आवशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जाना 
कार्य गोजना तैयार कर सथा उस क्रियान्वित करने पर विचार पाहिए । किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक 
कर । " 

निर्णय का प्राधिकृत मनवाव बोनों भावानों में उपस हो । 

जब तक बंषी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत 
| 5 : " उचतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग अनुयाव अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है । समापि 
संस्तुति सं . ( 13) उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ - साथ 

उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राषभाषा में अथवा 
हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए । प्रत्येक निर्णय बानी 

हिवा में या अंग्रेजी में की जा सकती है । 
भाषाओं में उपलब्ध है । उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी और 

____ " इस सांस्तुति पर संविधान तम राषभाषा अधिनियम 1963 
अंग्रेजी में निर्णय लिया जा सकता है । यवि निर्णय हिन्दी में 

के पतमान प्रावधानों के अनुसार कारवार करने की वर्तमान नीति 
सानाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी 

पर्याप्त है । " 
म सुनाया गया हो तो उसका हन्दी अनुवाद करके एसा किया था 
सकता है । 

___ संस्तुति स . (17 ) बहिन्दी भावी राज्यों में भी संबंधित राज्य 

को राजभाषा में लिए गए निर्भया का प्राभित हिन्दी बगाव 
. "यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । विधि , न्याय और 

है । पिपि , न्याय आर कराने के लिए संथ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को पि 
कम्पनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य म - सर्वोच्च् न्याया 

वित्तीय सहाय सा प्रदान कर । 
लय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यवस्थाओं 
तथा संसाधनों एवं उस पर हने वाले खर्च का आंकलन कर को " हिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राममाया 
कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए मावश्यक होगा । साथ ही , __ में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में उपलब्ध करवान 
इसके लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित के लिए राज्य सरकार स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का सम 
करने पर विचार हो । " 

उपयोग कर इस विशा में कार्यकर । " 
6 . उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा . 8 . संघ के न्यायिकअमन, मानिक मापकरण माप 
. . , प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग 

में राषभापा नीति का अनुपालन 
संस्तुति स.. .(14 ) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्याया संस्तुति सं . (18 ) संभ के न्यायिक कल्प संमन , प्रशासनिक 
लषा के न्यायाधीदों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक अधिकरण आदि केन्द्रीय सरकार के मंगई और कोनीय सरकार 
और न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के संबंध में प्रास्सा - के नियंत्रणाधीन है । लिए उन्हें भी अन्य केन्द्रीय सरकारी 
हित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए । इस कार्यालयों की तरह अपना कामकाप राजभाषा अधिनियम , 1963 
प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों , कार्यशालाओं , पुमक्या पाठयक्रमां , तथा उसके अंतर्गत स्माए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए । 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए । कछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे सबापत सभी 
HP सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की पाती है कि 

अधिनियमों और नियमों में रक्त संशोधन करके उनमें संघको 

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की पर । 
" क " क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित 
राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भी ___ "यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । प्रत्येक पालन/ भाग 
दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सच्चि न्यायालय - के अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक काप संगठन / निकाय , प्रशासनिक 
" परिप्रेक्ष्य में उचित समय थाने पर संबंधित राज्य सरकार तथा प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उसमें संघ की 
विधि , म्याय और कम्पनी कार्य मंभालय इस पर कारवाई करने राजभाषा मीति का अनुपालन समिति ने य ह 
र विचार कर । 

प्रावधान समरनाए । समारसा MAnt 


भारत का राषत्र , जनवरी 2 , 1990 


12 , 13201 .. 


भाग 


1 


समिति की यह संस्तति सिंवधीत कप से मान ली गई । 
विधायी विभाग इस विशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक 
काम उठाए । " 

संस्तुति सं . ( 22) दिल्ली में एक पूसाकालय स्थापित किया 
जाना चाहिए जिमम विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम 
एवं अंधतन विधि साहित्य उपलब्ध हो । 
___ यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तापि विधि और न्याय 
गंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्था 
पित करने की एक समयबद्ध योपनी बनाए और उस पर कारवाई 
करें । " 


. 


आदेश 


नियाधाम एवं मरमान में कार्यरत आई म्यायिक निकायों 
इत्यादि समाधी नीति के मनकल प्रावधान करने के लिए 
भीभावाम उनए । 
9 . हिवी माध्यम स विधि की शिक्षा 

संतति में हिंदी के माध्यम से भी स्मारक स्तर और 
स्नतिकासर स्तर पर nिy को शिक्षा की व्यवस्था पर # 
सभी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विभिनेक्षन में कार्यरत सम्बाऔं 
को करनी चाहिए । इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों वारा 
हिदी म विधि शिक्षा प्रदान की जा रही है । इसका विस्तार 
होना चाहिए । 

“ समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग परपबद्ध रूप 
से अपेक्षित कारवाई कर । 

संतति संख्या ( 20 ) अन्य भाषानी में उपलब्ध विधि के 
गारम - ग्रंथों की शिक्षा में अनुवाच कगने के कार्य में तेजी लामी 
चाहिए । 

" समिति की गह सिफारिशः मान ली गई है । विधि कार्य 
विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए । 

संतति से . (21) यह भी आवश्यक है कि उस्वतम न्यायालय 
के सभी प्रतिबंध निर्णयों को हिदी में अनुवादित कर विधायी 
विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए । इसी प्रकार 
विभिन्न उम्प मायालयों यारा दिए गए प्रतक्या निर्णयों को 
भी अधिकाधिक संस्था में अनुवाद करके उन्ह हिंदी में प्रकाशित 
किया जाना अहिए । 


इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा 
विभागों , सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रो , राष्ट्रपति 
तथा उपराष्ट्रपति सचिवालयः, मंत्रिमंडल सचिवालय , प्रधानमंत्री 
कार्यालय , योजना आयोग , भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक , 
लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय , उच्चतम न्यायालय के महा 
रजिस्ट्रार , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विधि आयोग , धार 
कांउसिल ऑफ इण्डिया आदि को भेजी आए । 

इस संकल्प को माम जानकारी के लिए भारत के राषपर्ने मैं भी 
प्रकाशित करवाया आए । 
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LOK SABHA SECRETARIAT 
New Delhi-110001 , the 17th December , 1998 . 

No. 4 /1/ CEA /98 - Shri Madhavrao Scindia , 
M . P ., Łok Sabhat has boun nominated serve as 
a Member of the Parliamontary . Standing Com 
mittee on External Affairs (1998 - 99 ) w . e.f. 16th 
Dieter bor , 1998 for thè témhining pofticn of the 
torta of m Cothmitted on - Extönal Affairs, 


A . K . SINGH , Dy . Socy 


Act , 1963. The Committee submitted fifth part 
of its Report , relating to language(s) of the legista 
tion and languages to be used in various courts and 
tribunals to the President. In accordance with 
Section 4( 3) of the Oilcial Languages Act, 1963, the 
Report was laid on the tablo of Lok Sabha and on 
the table of Rajya Sabha , Copies of the Roport 
were soñt to all the Ministries /Departments of 
Governintent of India and to all Statos /Union Terit 
ritories. After considering the views expressed by 
the State /Union Territory Governments and 
various Ministries/ Departments /Institutions be 
sides the Supreme Court of India and tho 
logal position and practical possibilitios , docision 
has beon taken to accept some recommendations 
of the Committed in their original form , some in 
principle , some partially , white some have boen 
found aceptable and some others have not 
been aecepted . Accordingly , tho undersigned 
is directed to convey the Orders of the President 
made under Section 4( 4) of the Official Languages 
Act , 1963 on the recommendations made in tho 
Report of the Committoo, as follows 


. MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE) 


New Delhi-110003, the 24th November , 1998 


RESOLUTION 
No . 1/ 20012/4/920. L.( Policy - 1) - The Commit 
terior Parriantonr ih onMal Language was consti 
til 

Spotton toitlu Official Languages 


PART I- Sec . 1) 
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. . . 


(1) Strengthening of the Department of Official 
Language and monitoring the implementation 
of the Omcial Language Policy . 


Official Language is given the " status; of 2 - 
fledged Ministry 

" The Department of chicket Leagungot . timey 
monitor the commlience of the Prosidontia ) Orders 
made on the recommondetions of the Committee. 
Per It s TTCSfi , the Le c rrent shrild to suite bly 
strengthoned ," 


Rccommendation No. 1 


Action should be taken urgently by reorganising 
the Department of Official Langugo of the Ministry 
of Home Affairs and giving it the status of a full 
fleged Ministry in order to make itmoro strong and 
competent. 


Recommandation, No . 5 


" It may not be pangatlo, to give the Depart 
ment of Official Language the status of A full 
fleged Ministry In vlow of the work allocated to it at 
present." 


Stringont action may be takan . lgainst those 
officers who in spite of being proficient in Hindi are 
violating Presidential Orders . 


Recommendation No . 2 . 

A Division should be set up in the Dopartment 
of Gficial Language immediately for monitoring 
the follow - up : Action and ensuring implomontation 
of the Presidential Orders on the rocommendations 
of this Committee. 


" Tho Department of Official Languago may issuo 
directions to all the Ministrios/Departments that 
tkoy , should motivate and encourage their senior 
o Moore , ospecially . Doputy Socrotaries and cfficers 
of oquivalent rank and other officers sopior to thom 
to do their work in the Official Language Float." . 


2 . Tho Language of the original draft of Bills 
otc. to be introduced in Parliamenta 


Rocommondation No . 6 


" This recommendation of the Committe has been 
accepted in principle . The Department of Official 
Language shall formulate and take up the proposal 
with the Department of Expenditure for strengthen 
ing of its implementation set -up including the 
Regional Implementation Ofices and ensure action 
thereon ." 


The original drafting of Bills to be introducpd. in 
oither Houso of Parliament or Notifications , Ordars, 
Rulos, Rosolutions, Regulations or Byo - laws, isaned 
under the Constitution or any Central Act, should 
bo in Hindi. Hindi toxt introduced in eithor Haume 
of Parliament should be the original toxt and English 
version of the toxt should be prepared as authonticated 
tout till the English language continues to be ursod 
in the Supreme Court . Section 5 ( 2 ) of the Official 
Languages. Act, 1963 " houldbe amended accordingly . 


Recommondation No. 3 


In other Ministries/Departments and in their 
rolated officos , undertakings, institutions otc. aldo 
action to create posts required for monitoring , 
implementation and translation arrangoments for 
compliance of official language policy and to 
implement orders of the President on the recommen 
dations of this Committee, and , action for making 
appointments on those posts should bo taken 
without delay. 

" This recommendation of the Committee has 
been accepted . The Department of Official Language 
shall request all the Ministrles Departments to 
take necessary action . " 


" This ocommondation has been accepted in 
principle . As a first step towards achieving this 
targat, the Logislative Department sheuld meke 
arrangements for imsarting training to the legal 
experts /draftmon for drafting legal documents in 
Hindi." 


Recommandation No . 7 

Similarly , original drafting of Bills ato . should 
be done in Hindi in the Hindi speaking States and 
thoit translation in English should continue to be 
made . While both the versions should be introduced 
in State Legislative simultaneously , the Hindi Version 
should be considered as the authoritative test, 


Racommendation No. 4 


In accordance with the rocommandations made 
in para 41 .21 of Part- IV of the Report of this Com 
mittee , the Committee should monitor tho.complianco 
of the Presidential Orders made on the recommenda 
tions of the Committed until the Departmont of 


" This iocommendation has baon accopted in 
principle . Therefore, 11 . may , be fürwardock to all 
the State Governments, locatad in Region Ar , for 
further consideration and action ." 


.. 
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Ofico. Therefore, those Secreteriats should also 
propare their annual programmos for: progressive 
use of Hindi in thoit day- to -day work on the pattorn 
of annual programme issued by the Denactmont of 
01 : 41 Langu ?998 , G vorr107tof India ani 71 ml 
set up thoir own mowinism for monitoring th ) im 
plomentation thereof. 

" This recommendation of the Committeo, has 
been found accontable . The Smonker of the Lok 
Sabfia and the Criman of the Rajya S bhr lie 
roquestod to considerable tokommendation for im 
ptomontation ." .. 


Recommendation No. 8 - 
: Asrogards the non -Hindi speaking Statos, original 
doming of Bills oto , should be dono ip the Official 
La of th : State and its translation should be 
: 14 Hirti 1 English both . A minor amond 

ont to take offoct may be carried out in Soption 6 
of the natal Languages Act, 1963. 

This rocommondation has been accoptod in 
orlapinla . It may be forwardod to Stato Govern 
monts of Ragions. " B " and " C " for further , copsi. 
Grauon un action " : 
Recommendation No. 9 
! Hindi la tha Omdal Languago of the Union and 

for maling , lagislative drafting of the non -Hindi 
speaking Statos originally in the official language 

of the State or in Hindi, the Union Govo Dmant 
should provido. assistanoo for Hindi translation 
of the Act of Stato Governments or grant inancial 
assistanoo to non-Hindi speaking States for this 
purpose. 

" For preparing Hindi wrtion of logislativo draft, 
the State Govoremonts located in non - Hindi spoaking 
toglons may considor formulating training program 
Mosfor thoir employeos and the Legislatiye Depart 
mont of the Contial Government may formulato & 
project to provido financial assistance for such 
tatning.** 
Mecommendation No. 10 - 

Logislativo Departmont of the Governmont of 
India should make adaquate arrangemoats for im 
parting training to its draftsmon to onable them to 
drait Bills oto, originally in Hindi. For this purpose, 
it is nooossary that a separato Departmont is set up 
for doing logal work in Hindi. In order to attract 
of ciont and exporionand persons, the draftsmen of 
Hindi and other Indian languages should be in 
ductod in the Indian Legal Service as a separato 
body , . . 


4 . Complianco of Official Language Policy im . th 
Offico of the Registrar General, Supreme Court. 
Recommendation No. 12 . . . . . . . : . , 

Office of the Registrar General, Sunromo Chris 
should comply with 479 nrovisions regarding Szia ! 
Language Policy of the Union of India in its ad : 
ministrative work Basic infrastruotuto for doing 
work in Hindt should be set up and others and 
employeos should be given incentives for this pur 
pose . 


Er ist 
. - 


" Tho rocommendation has boon found worthy 
of accoptanco : Ministry of Law ," Justico and Com 
pany Affairs may in consultation with the Supreme 
Court, comida proparing a foasible work -nlän Por. 
introducing an Official Language Policy in a nhased 
manner in the internal administrative working of 
the Supronic Court and may consider implemen 
ting tho same." 


5. Use of language in judgemonts of the Suprome 
Couit, 
Recommendation No . 13 

The use of Hindi - simultaneously with English 
should be authorised in the Supreme Court Evory 
judgement Should be made available in both the 
languages . The judgement can be delivered by the 
Suprome Court in Hindi or English . This may be 
done in such 4 manner that a judgemont, if dolivoued 
in Hindi, should be translated in English and if the 
judgement is delivorod in English , the same should 
ba translated in Hindi. 


- 


" This rooommondation is acooptod to the extent 
that Logislativo Dapartmont of the Government of 
India should mako arrangomonts for imparting train 
ing to logal oxperts / draftsmon for drafting logal 
matorial originally in Hindi," 


3 . Compliano. of Official Language Policy of tho 
Valon by Lok Sabha and Rajya Sabba Secretariats . 


Rocommandation No. 11 

The position rogarding action on administrative 
matters rolating to sor Vico conditions of tho om 
ployees of the Lok Sabha cpd Rajya Sabha Socro 
tariats is almilar to that of any Contral Governmont 


" This recommendation has boon found worthy 
of accoptance . In the context of this rocommon 
dation , Ministry of Law , Justice and Company 
Affairs may, in consultation with the Suprome Court, 
assess the additional arrangements and losourcos 
and financial outlays, docessary for accepting the 
rocommondation . In tandem , a long torm action 
plan may be prepared and considered for imple 
mentation ." 


PART 14 Sec . 1 ] . 
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vide smecial“ financial assistance to the concornod 
State Governmonts of non -Hindi speaking States . 


6 . Use of Hindi in the administrative work by the 
Judges of the Supreme Court /High Courts. 
Recommendation No. 14 

A schome should be initiated to encourago judges 
and other officors of tho Sunremo Court & varicus 
High Courts foi use of Hindi in thoir administrative 
and judicial work . Seminars, workshops , refiosher 
coui sos, training programmes etc . should be orga 
nised for this purpose. 


" For making available authonticated Hindi trans 
lation of judgements delivered in the State Official 
Languages of non -Hindi speaking States, the con 
cernod State Governmonts may themselves te ke 
action in this behalf by optimally utilizing their 
own financial resourcos." 


8. Compliance of tho Oficial Language Policy 
in the Quasi-Judicial Organisations , Administrative 
Tribunals etc. of the Union , 


" This recommendation is accented to the extent 
that tho recommendation may be forwarded to con 
corned State Governments for necessary considera. 
tion and action in the context of the High Courts 
locatod in Region A . In the context of other High 
Courts & the Supiamo Court , the concernod State 
Gyverpmont and the Ministry of Law , Justice & 
Cim vany Aflits si puld considor taking action in 
this regard at an appropriate time." 
Recommondation No. 15 
"An institution or organisation should be set up 
to impart training for the use of Hindi langurge 
the field of law namely, legislation judicial func 
tioning and toaching of law to the cfficers of judi. 
ciary , lawyors and law - teachers . 


Rocommendation No. 18. 

The quasi- judicial organisations, administrativo 
tribunals oto . of Union are the organs of the 
Cantral Government and aroundor the control 
of Catral GjVeiņment. Thereforo , like othor 
Central Governmont Offices , they should also do 
their official work in accordance with tho Official 
Languag ?s Act, 1963 and the rules framed thereundor . 
Some of the rules of the quasi- judicial bodies or 
all the Acts and Rules relating to them should 
be amendod immediately and a provision should 
be made thoroin for tho use of Hindi, the Official 
Language of the Union . 


" This recommondation is accopted in principle . 
Tho Legislative Dopartment of Goveronont of 
India may take appropriate initiative in this rogard ." 


7. Use of Languagos in the judgements /proceedings 
of High Courts . 


Recommondation No. 16 

The official language of the concerned State or 
Hindi should be used in the judgements. docroos and 
orders of High Courts . But arrangemonts should 
also be mado so that the authoritative translation 
of each judgoment is made available in both the 
languages . As long as English continues to bo in 
vogue, arrangements for providing their authori 
tative translation in English may be made . How 
over , the proceedings of the High Courts may be 
conducted in the official language of the States or 
in Hindi or in English . 


" This recommondation has boon found worthy 
of accoptance. Every Ministry/ Department shculd 
always make the necessary provisions required for 
ensuring complianco of Offical Languago Policy 
of the Union at the time of establishing new quasi 
judicial ostablishments/bodies , administrative 
authorities etc. within its jurisdiction . Every 
Ministry/Department of tho Government should 
also tako stops for having tho nocessary provisions 
in kooning with the cfficial langur go policy in the 
quasi- judicial bodies otc., existing under their 
control." 


9 . Education of Law through Hindi medium . 


Recommendation No. 19 


" For tho purpose of this recommendation , the 
Presont policy to act within the frame-work of 
the available provisions of the Constitution and the 
Official Languages Act, 1963 , is adequate . ” 


All the Universitics and other Institutions in 
the field of law should make arrangements for 
imparting education in law at graduato and post 
graduate levels in Hindi in the wholo country . 
Even at prosent, education in law is being imparted 
in Hindi in many Universitios which needs to be 
extended . 


Recommendation No. 17. 

For providing authoritative Hindi translation of 
judgements delivorod in the Oficial Language of the 
concerned . Stato ,the Union Govornment may pro 


" On this rocommondation , the Departmont of 
Education may take necessary action in a phased 
manner ." 


fo 
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Rocommendation No. 20 , 

The task of translating logal classics , available 
in other languages, into Hindi may be acceleia 
ted , 

" This recommendation of the Committee has 
bcen accopted . The Dopartment of Legal Aff . irs 
should take necessary steps in this regard ." 
Recommendation No 21 

It is also necessary that all the reportable judge 
iponts of the Supreme Court should be published in 
the journal of Department of Law aftor gotting them 
translated in Hindi. Likowise all tho reportablo 
judgoments of various High Courts , should also 
be published in as large a numbor as possible after 
getting thom translated into Hindi. 


“ This recommendation has boon found worthy 
of acceptance . The Ministry of Law , Justice and 
Company Affairs may prepare a time-bcund plan 
for setting up the proposed library in consultation 
with the concerned organisations and take action 
thereon ." 

ORDER - i . 


A copy of this Resolution be sent to all the 
Ministries and Departments of the Government 
of India . All State Governments and Unicn 
Territorios, the President s Socrotariat , the Vice 
President s Socretariat, the Cabinet Stcretariat, the 
Primo Ministor s Cfizo , the Planning Commission , 
the Controllor and Auditor General of India , the 
Lok Sabha Socretariat and the Rajya Sabha Socro 
tariat, the Registrar General of Supreme Court, 
the University Grants Commission , the Law 
Commission , the Bar Council of India etc . 


" This recommendation of the Committee has 
boan acceptod jo principle . The Legislative Depart 
mont may tuke stops Decossary for initiating efforts 
in this rogaid ." 


tho 


This Resolution should also be publishod in 
Gazotto of India for goneral informatica, 


Recommendation No. 22 . 
: A library shculd be sor up in Dolhi in which 
maximum number of latest books Mortaining to law 
În various Indian Languages should ba available . 


DEV SWARUP , 
JT . SECY. TO THĘ GOVT. OF INDIA , 
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